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श्री सुरेश गोपीः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) सरकार द्वारा केरल के काजू उद्योग का पुनरुद्धार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या करने की योजना बनाई जा रही है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा काजू उद्योग के पुनरुद्धार के लिए ठोस प्रस्ताव पेश करने के लिए भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद्; कोल्लम को कहे जाने के संबंध में उक्त परिषद के पत्र का ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा लघु स्तर के काजू उद्यमियों, जिनके खाते अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में बदल गए हैं या दबाव ग्रस्त है, के हित में क्या-क्या आपात कदम उठाए गए हैं या उठाने की योजना बनाई जा रही है?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)
(क)  भारत सरकार ने निर्यात प्रदर्शन को बढ़ावा देने तथा काजू उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं जो निम्‍नलिखित है: -
· दिनांक 01.02.2018 से कच्‍चे काजू के आयात पर मुख्‍य आयात शुल्‍क को 5% से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है। 
· काजू के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को पूर्व में 12% से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
· विदेशी व्यापार नीति (एफटीपी) की मध्यावधि की समीक्षा के तहत काजू व्यापार निर्यात प्रोत्साहन योजना (एमईआईएस) में संशोधन किया गया है- काजू की गिरी के लिए 5% और नमकीन/भुने हुए काजू के लिए  क्रमशः 7% शुल्‍क तथा इसे दिनांक 30.6.2018 तक बढ़ा दिया गया है।
· एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत कच्चे काजू के आयात से काजू की गिरी के निर्यात के लिए मानक इनपुट आउटपुट नॉर्म्स (एसआईओएन) में संशोधन किया गया है तथा पूर्व में  4 किलो कच्चे काजू से 1 किलो गिरी के पूर्ववर्ती नार्म्‍स की तुलना में 5.04 किलोग्राम कच्‍चे काजू से 1 किलो काजू गिरी की अनुमति दी गई है। 
· 60 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से प्रक्रिया मशीनीकरण के लिए मध्‍यावधिक फ्रेमवर्क (2017-2020) योजना तथा काजू प्रसंस्करण इकाइयों का स्वचालन (ओटोमेशन) अनुमोदित किया गया है।  
· अल्‍प विकसित देशों (एलडीसी) से ड्यूटी फ्री टैरिफ वरीयता (डीएफटीपी) योजना के तहत कच्चे काजू के निशुल्क  आयात की अनुमति दी गई है।
· नई मंडी का दोहन करने तथा वैश्‍विक बाजार में ब्रांड इंडिया को लोकप्रिय बनाने के लिए वाणिज्‍य विभाग द्वारा विशेष रूप से मंडी पहुंच पहल(एमएआई) योजना तैयार की गई है। एमएआई योजना के तहत भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसीआई) के लिए 2.23 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।
· समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएफडब्ल्यू) ने काजू बृहत क्षेत्र विस्‍तार में वृद्धि करनें तथा  परम्‍परागत और गैर परम्‍परागत राज्‍यों में जीर्ण काजू बागानों को प्रतिस्‍थापित करने के लिए कार्यनीतियां तैयार की हैं। नया रोपण विकास कार्यक्रम, काजू पुन:रोपण कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी प्रसार और प्रौद्योगिकी अंतरण कार्यक्रम आदि कुछ मुख्‍य कार्यक्रमों में शामिल है।
(ख) वाणिज्य विभाग ने भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसीआई) से निधियों की आवश्‍यकता, प्रस्‍ताव की प्रणाली, कार्यान्‍वयक एजेंसी, लाभार्थियों आदि का उल्‍लेख करते हुए विस्‍तृत औपचारिक प्रस्‍ताव भेजने तथा वित्‍त मंत्रालय को आगे प्रस्तुत करने के लिए प्रस्‍ताव का संक्षिप्‍त नोट भेजने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्‍त सीईपीसीआई  ने औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।
(ग) लघु काजू उद्यमियों जिनके खाते एनपीए में बदल गए हैं या दबावग्रस्‍त है, के संबंध में संबंधित विभाग से कोई विशिष्‍ट प्रस्‍ताव/योजना प्राप्‍त नहीं हुए/हुई है।
********
